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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पंचेश्वर बांध के कारण विस्थापितों का पुनर्वास
1590. श्री महेन्द्र सिंह माहरा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या उत्तराखण्ड के पंचेश्वर में बनने वाले बांध से होने वाले विस्थापितों ने अथवा राज्य के जनप्रतिनिध्यिों ने टिहरी बांध विस्थापितों की तर्ज पर उन्हें अन्यत्र बसाने, नौकरी एवं मुआवजा दिये जाने का अनुरोध किया है; 
(ख) 
यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 
(ग) 
क्या सरकार पंचेश्वर बांध क्षेत्र के विस्थापितों की गणना किसी अन्य श्रेणी में करती है; और 
(घ) 
यदि नहीं, तो पंचेश्वर बांध विस्थापितों को टिहरी बांध विस्थापितों की तर्ज पर सुविधा देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) परियोजना प्रभावित जिलों में सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएफए) के विभिन्न प्रतिभागियों/प्रतिनिधियों ने वैकल्पिक पुनर्वास स्थल का सुझाव दिया है। तथापि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान परियोजना से प्रभावित परिवारों के स्थान परिवर्तन के संबंध में कोई सहमति नहीं बनी है।
(ग) और (घ) उत्तराखंड में पंचवेश्वर बांध के निर्माण की वजह से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के अधिनियम “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013” के तहत उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का आधिकार के प्रावधानों के अनुसार पुर्नवासित किए जाने का प्रस्ताव है।
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